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बृहस्पतिवार 5 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)
राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना
108. 
श्री परिमल नथवानी: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) एक लेन, दो-लेन, चार लेन तथा इससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है;

(ख) मार्च, 2013 तक कितनी लंबाई के एक-लेन तथा दो-लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार अथवा चार से अधिक लेन वाले राजमार्गों में बदला गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किए जाने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(डॉ. तुषार ए. चौधरी) 
(1) एकल लेन, दो लेन,चार लेन और अधिक लेन के राष्‍ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्रमश: 27 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 23 प्रतिशत है ।
(2) इस समय लगभग 19 हजार किमी लंबाई के राष्‍ट्रीय राजमार्ग चार अथवा अधिक लेन के हैं ।
(3) और (घ) कुछ परियोजनओं के कार्यान्‍वयन में विलंब हुआ है । यह विलंब भूमि अधिग्रहण जन सुविधाओं के स्‍थानांतरण पर्यावरण और वन स्‍वीकृति, रेल उपरि पुलों के अनुमोदन, कानून और व्‍यवस्‍था की समस्‍या तथा कुशल/अर्धकुशल मानव शक्‍ति की कमी, ठेकेदारों का अल्‍प निष्‍पादन और आर्थिक मंदी के कारण है । परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुख्‍य महाप्रबंधको की अध्‍यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय स्‍थापित किए गए हैं । मुख्‍य महाप्रबंधकों को शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित की गई है । भूमि अधिग्रहण तेजी से करने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें भी स्‍थापित की गई हैं । निर्माण पूर्व क्रियाकलापों में तेजी लाने के लिए राज्‍य सरकारों के मुख्‍य सचिवों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । परियोजनाओं की हेड क्‍वार्टर तथा फील्‍ड यूनिट स्‍तर पर सघन आवधिक समीक्षा भी की जाती है । हाल ही में वन स्‍वीकृति से पर्यावरण स्‍वीकृति को पृथक करने और संरेखीय खंडों को ग्राम सभा के अनापत्‍ति पत्र से छूट देने जैसे मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को देय ऋण को,  रियायत करार में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्‍चित मात्रा, तक सुरक्षित ऋण माने जाने की छूट प्रदान की है । निर्माण पूरा होने के पश्‍चात अन्‍य इच्‍छुक क्रेताओं को 100 प्रतिशत इक्‍विटी के विनिवेश की अनुमति दी गई है और पिछड़ रही परियोजनाओं के उद्धार के लिए वित्‍तीय समाधान हासिल किए जाने के पश्‍चात रियायतग्राही का प्रतिस्‍थापन भी अनुमत किया गया है । भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दावों/विवादों के निपटान के लिए प्रक्रामण/मिलान निपटान समितियां और उच्‍च-स्‍तरीय विशेषज्ञ निपटान सलाहकार समिति भी गठित की गई है ।
*****

